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�श�ा का अ�धकार अ�ध�नयम और �नजी गैर-अ�सं�क �श�ण
सं�ान
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(�ारं�भक परी�ा  : साम�यक घटनाएँ तथा  शासन  संबंधी मु�े)

 
(मु�  परी�ा  : सामा� अ�यन  ��प�–2 : सरकारी नी�तया ँ, उनका  ��या�यन
और �व�भ� �े�� म� �वकास के �लये ह��ेप)

संदभ�

हाल ही म�, ‘�श�ा  का  अ�धकार अ�ध�नयम, 2009’ क�  �न��ता  को लेकर बहस चल रही
है। कहा  जा  रहा  है �क यह अ�ध�नयम अ�सं�क व  गैर-अ�सं�क �श�ण  सं�ान�
म� भेदभाव  करता  है, जो साव�भौ�मक �श�ा  सु�न��त करने के ल� के �व�� है।

�श�ा  के अ�धकार क�  �वत�नीयता

अ�धकांश मौ�लक अ�धकार रा�  के �व�� लागू होते ह�, उ�� �नजी ���य� के
�व�� लागू नह� �कया  जा  सकता  है। यह �व�ा  ‘मौ�लक अ�धकार� का
ऊ�ा�धर अनु�योग’ कहलाती है।
जब�क कुछ मौ�लक अ�धकार ���य� के �व�� भी लागू होते ह�, जैसे–
अ�ृ�ता  का  अंत (अनु�ेद  17), �न: शु�  तथा  अ�नवाय� �श�ा  का  अ�धकार
इ�ा�द। यह �व�ा  ‘मौ�लक अ�धकार� का  �ै�तज अनु�योग’ कहलाती है।
आरंभ म� ‘�श�ा  के अ�धकार’ का  उ�ेख भारतीय  सं�वधान  के नी�त �नदेशक त��
म� अनु�ेद  45 के अंतग�त �कया  गया  था। इसम� रा�  से अपे�ा  क�  गई थी �क वह
एक दशक के भीतर 14 वष� तक के ब�� को मु� और अ�नवाय� �श�ा  �दान
करेगा। उ�ेखनीय  है �क पहले �श�ा  का  अ�धकार �वत�नीय  नह� था , �क� तु वष�
2009 म� इसके मौ�लक अ�धकार बन  जाने के बाद  से यह �वत�नीय  हो गया  है।

संबं�धत वाद

वष� 1992 म� उ�तम �ायालय  ने ‘मो�हनी जैन  बनाम कना�टक रा� ’ वाद  म�
�श�ा  के अ�धकार को अनु�ेद  21 के तहत जीवन  के अ�धकार का  ही एक भाग
बताया  था।
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इसके प�ात् वष� 1993 म� ‘उ�ीकृ�न  जे.पी. बनाम आं��देश’ वाद  म� �ायालय
ने कहा  था  �क रा�  14 वष� क�  आयु तक के ब�� को अपनी आ�थ�क �मता  के
अनुसार �श�ा  �दान  करने के �लये कत��-ब� है।
�ायालय  ने �ीकार �कया  �क �श�ा  के साव�भौ�मक �सार का  काय� रा�  �ारा
अकेले ही पूरा  नह� �कया  जा  सकता  है, इसम� अ�सं�क सं�ान� स�हत �नजी
�श�ण  सं�ान� के सहयोग को भी आव�कता  है।
इसी पृ�भू�म म� संसद  ने वष� 2002 म� 86 व� सं�वधान  संशोधन  अ�ध�नयम के
मा�म से सं�वधान  म� अनु�ेद  21ए अंतः�ा�पत �कया , �जसके अंतग�त �श�ा  के
अ�धकार को मौ�लक अ�धकार का  दजा � �दान  �कया  गया  था।
टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन  तथा  पी.ए. इनामदार जैसे ऐ�तहा�सक �नण�य� ने �श�ा  के
अ�धकार के �लये संवैधा�नक आधार तैयार �कया।
वष� 2005 के पी.ए. इनामदार वाद  म� �ायालय  ने �� कहा  था  �क �नजी �श�ण
सं�ान� म� आर�ण  का  कोई �ावधान  नह� �कया  जाएगा  तथा  अ�सं�क एवं
गैर-अ�सं�क सं�ान� के साथ �कसी �कार का  भेदभाव  नह� �कया  जाएगा।

93वा ँ सं�वधान  संशोधन  अ�ध�नयम एवं उसके �भाव

93व� सं�वधान  संशोधन  अ�ध�नयम, 2005 के मा�म से सं�वधान  म� अनु�ेद  15(5)

शा�मल �कया  गया  था , जो ‘भेदभाव  के �व�� मौ�लक अ�धकार’ से संबं�धत था।
इसके अंतग�त रा�  को यह अ�धकार �दान  �कया  गया  था  �क �नजी �श�ण
सं�ान� स�हत सभी सं�ान� म� वह ‘�पछड़े वग�’ के �वेश के �लये �ावधान  कर
सकेगा , ता�क उनक�  दशा  म� सुधार लाया  जा  सके।
हाला ँ�क इसके अंतग�त राजक�य  सहायता  �ा� तथा  गैर-सहायता  �ा�
अ�सं�क �श�ण  सं�ान� को शा�मल नह� �कया  गया  था। चूँ�क इस नव
�ा�पत अनु�ेद  से सभी अ�सं�क �श�ण  सं�ान� को छूट �दान  गई थी, अतः
यह वष� 2005 के इनामदार मामले के उस �नण�य  के �व�� था , �जसम� उ�तम
�ायालय  ने कहा  था  �क अ�सं�क एवं गैर-अ�सं�क सं�ान� के साथ
�कसी �कार का  भेदभाव  नह� �कया  जाएगा।

�श�ा  के अ�धकार म� भेदभाव

वष� 2009 म� जब ‘�श�ा  का  अ�धकार अ�ध�नयम’ लागू �कया  गया  था , तो इसम�
अ�सं�क व  गैर-अ�सं�क �नजी �श�ण  सं�ान� म� पढ़ने वाले छा�� के
म� कोई भेदभाव  नह� �कया  गया  था  तथा  सभी �नजी �श�ण  सं�ान� म� समाज
के �पछड़े वग� के �व�ा�थ�य� के �लये 25% सीट�  आर��त क�  गई थ�।
त��ात् ‘सोसाइटी फॉर अनएडेड �ाइवेट �व�ालय  ऑफ  राज�ान  बनाम
यू�नयन  ऑफ  इं�डया ’ वाद  म� �नजी सं�ान� म� 25% आर�ण  के �ावधान  को
चुनौती दी गई थी, �जसम� �ायालय  ने इस कानून  को वैधता  �दान  क�  तथा
केवल गैर-सहायता  �ा� �नजी अ�सं�क �श�ण  सं�ान� ही इसके दायरे से
बाहर रखा।
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आगे वष� 2012 म� �ायालय  के इस �नण�य  के ज़वाब म� संसद  ने आर.टी.ई.

अ�ध�नयम म� संशोधन  �कया  और �ावधान  �कया  �क ‘सहायता  �ा� व  गैर-

सहायता  �ा� सभी गैर-अ�सं�क �श�ण  सं�ान� को आर�ण  के �ावधान  का
पालन  करना  होगा , जब�क सहायता  �ा� व  गैर-सहायता  �ा� सभी
अ�सं�क �श�ण  सं�ान� को आर�ण  के �ावधान  से छूट �ा� होगी।’ इस
�ावधान  का  आधार सं�वधान  के अनु�ेद  29 व  30 को बनाया  गया , जो
अ�सं�क� को �नजी �श�ण  सं�ान� के �शासन  का  अ�धकार �दान  करते ह�।
इसके कारण  गैर-सहायता  �ा� �नजी �व�ालय� का  दा�य� (आ�थ�क व
�शास�नक) सरकारी �व�ालय� क�  तुलना  अ��धक बढ़ गया  था।
गौर करने लायक है �क इस भेदभावमूलक आर.टी.ई. अ�ध�नयम को �जस
अनु�ेद  21 के आलोक म� पा�रत �कया  गया  है, �क� तु वह अ�सं�क व  गैर-

अ�सं�क सं�ान� के बीच  कोई भेदभाव  नह� करता  है। आर.टी.ई. अ�ध�नयम
के इन  �ावधान� को अनु�ेद  14 �ारा  �द�  ‘समता  के अ�धकार’ का  उ�ंघन
माना  जाता  है तथा  इससे कई �नजी �श�ण  सं�ान� पर अनु�चत आ�थ�क बोझ भी
बढ़ता  है।
‘�श�ा  का  अ�धकार अ�ध�नयम’ �बना  �कसी ता�क� क कारण  के, न  केवल
अ�सं�क और गैर-अ�सं�क �व�ालय� म� �वभेद  करता  है, ब��  यह
अ�सं�क �व�ालय� को इसके दायरे से बाहर कर साव�भौ�मक �श�ा  के उ�े�
�ा�� म� भी बाधा  उ�� करता  है।

अ�सं�क �व�ालय� म� आर.टी.ई. लागू करने क�  आव�कता

मौ�लक अ�धकार� म� सामंज� �ा�पत करने के �लये तथा  �श�ा  के साव�भौ�मक
�सार को ती�  करने के �लये अ�सं�क सं�ान� को आर.टी.ई. अ�ध�नयम से
पूण� छूट नह� दी जानी चा�हये। असल म�, आर.टी.ई. अ�ध�नयम के अ�धकांश
�ावधान  ऐसे भी ह�, जो उनके �शास�नक अ�धकार� म� ह��ेप नह� करते ह�।
आर.टी.ई. अ�ध�नयम म� �व�ा�थ�य� के ��त शारी�रक व  मान�सक �ूरता  क�
रोकथाम के पया �� उपाय  �कये गए ह� तथा  शै��क गुणव�ा  क�  जाँच  करने के
�लये भी �व�भ� मानदंड �ा�पत �कये गए ह�। अतः अ�सं�क �श�ण  सं�ान�
म� आर.टी.ई. अ�ध�नयम लागू नह� होने से वहा ँ पढ़ने वाले �व�ाथ� न  �सफ�
शारी�रक व  मान�सक �ताड़ना  के �शकार हो जाते ह�, ब��  गुणव�ापूण� �श�ा  से
भी वं�चत रह जाते ह�।
वष� 2016 के ‘सोभा  जॉज� बनाम केरल रा� ’ वाद  म� केरल उ� �ायालय  ने कहा
था  �क आर.टी.ई. क�  धारा-16 अ�सं�क �व�ालय� पर भी लागू होगी।
अ�ध�नयम क�  धारा-16 के अनुसार, य�द  कोई �व�ाथ� �ाथ�मक �श�ा  पूरी नह�
कर पाता  है तो भी, उसे अगली क�ा  म� पदो�त करने से नह� रोका  जाएगा।
पीठ  ने कहा  �क �ायालय� को इस बात क�  जाँच  करनी चा�हए �क �ा  आर.टी.ई.

क�  धारा-16 जैसे �ावधान  वैधा�नक अ�धकार ह� अथवा  नह�। �ायालय  ने कहा
�क अ�सं�क सं�ान� क�  काय� �णाली आर.टी.ई. अ�ध�नयम के अधीन  न
होकर सं�वधान  म� �न�हत मौ�लक अ�धकार� के अधीन  ह�।
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यह सही है ‘�श�ा  का  अ�धकार’ क़ानून  एक बेहतर उ�े� से लाया  गया  था , �क� तु
�नजी गैर-अ�सं�क सं�ान� के साथ इसक�  भेदभावपूण� �कृ�त क�  पुनः जाँच
�कये जाने क�  आव�कता  है। 93व� सं�वधान  संशोधन  अ�ध�नयम तथा  उसके बाद
के �ा�यक �नण�य� से इन  �श�ण  सं�ान� को �ई ��त पर भी �ान  �दया  जाना
चा�हये।
उ�तम �ायालय  को केरल उ� �ायालय  �ारा  �दये गए �ग�तशील �नण�य  से
�ेरणा  लेनी चा�हये तथा  �म�त एजुकेशनल सोसाइटी म� �दये गए अपने �नण�य  क�
समी�ा  करनी चा�हये।


